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उत्तराखंड में िीनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योतत योजना 

 
5473.  श्री अजय भट्ट:   
  
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
 
(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतत योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कायय-तनष्पादन का 
कोई मूलयांकन कराया है; 
 
(ख) यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तनष्कर्य क्या हैं; 
 
(ग) ववगत तीन वर्ों और वतयमान वर्य के दौरान राज्य में ककतने गांवों का ववद्युतीकरण ककया गया है और ककतने 
गांवों का ववद्युतीकरण ककया जाना है; 
 
(घ) क्या सरकार द्वारा शेर् गांवों के ववद्युतीकरण के ललए कोई ववशेर् कदम उठाए गए हैं; और  
 
(ङ) यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

 
उत् तर 

विद्युत राज् य मंत्री 
(श्री श्रीपाि नाईक)  
 
(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्य 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतत योजना (डीडीयूजीजेवाई) 
शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-ववद्युतीकृत जनगणना गांवों को 
ददनांक 28 अप्रैल, 2018 तक ववद्युतीकृत कर ददया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत उत्तराखंड राज्य के 91 गांवों 
सदहत राष्रीय स्तर पर कुल 18,374 गांवों को ववद्युतीकृत ककया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सहज बबजली हर 
घर योजना (सौभाग्य) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को 
ववद्युतीकृत ककया गया, जजनमें से उत्तराखंड राज्य में 2,48,751 घरों को ववद्युतीकृत ककया गया।  
 

डीडीयूजीजेवाई का प्रभाव आकलन अध्ययन मेससय अर्न्स् य् एंड यंग एलएलपी द्वारा वर्य 2022 में अखखल 
भारतीय स्तर पर ककया गया था, जजसमें बताया गया था कक अध्ययन के अंतगयत शालमल 100% गांवों और 
उपभोक्ताओं ने ववद्युत आपूततय के घं्ों में सुधार की सूचना दी है। अध्ययन में उललेख ककया गया है कक कई 
डडस्कॉम ने नए अवसंरचना के कारण ववतरण हातनयों को कम ककया है। बबललगं दक्षता और एसीएस-एआरआर 



अंतर में सुधार, डडस्कॉम के प्रचालन और ववत्तीय प्रदशयन के महत्वपूणय संकेतक, ने भी डीडीयूजीजेवाई के बाद सुधार 
ददखाई ददया है। तथावप, यह उललेख करना उचचत है कक, जैसा कक ररपो य् में बताया गया है, डीडीयूजीजेवाई के 
कायायर्न्वयन के दौरान, डडस्कॉम ने अर्न्य स्कीमों के तहत आपूततय क्षेत्रों में ववकास कायय ककए, जजसका ववलभर्न्न 
मापदंडों में सुधार में योगदान हो सकता है। 
 

इसके अलावा, अध्ययन में इस स्कीम के व्यवसाय ववकास, लशक्षा, स्वास््य देखभाल, सामुदातयक सुरक्षा 
और बैंककंग पर महत्वपूणय सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया। 

 
अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के संबंध में तनम्नललखखत उललेख ककया गया है: 
 

i. वर्य 2015 में 18 घं्े की तुलना में वर्य 2022 में ववद्युत आपूततय के घं्े बढ़कर 23 घं्े हो गए। 
ii. वर्य 2015 और 2022 के बीच आय में 33% की वदृ्चध देखी गई।  

 
(घ) और (ङ) : भारत सरकार (जीओआई) ने ववत्तीय रूप से जस्थर और प्रचालन रूप से दक्ष ववतरण क्षेत्र के माध्यम 
से उपभोक्ताओं को ववद्युत आपूततय की गुणवत्ता और ववश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में 
संशोचधत ववतरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।  
 

सौभाग्य के दौरान छू्े हुए घरों के ललए आरडीएसएस के तहत, जहााँ भी व्यवहायय पाया गया, चग्रड 
आधाररत ववद्युतीकरण कायों को भी संस्वीकृत ककया गया है। अब तक, 10,19,030 घरों के चग्रड ववद्युतीकरण के 
ललए 4,643 करोड़ रुपये की रालश के कायों को ससं्वीकृत ककया गया है। उत्तराखंड राज्य के ललए, 2049 घरों के 
ववद्युतीकरण कायय के ललए 14.59 करोड़ रुपये की लागत की पररयोजनाओं को संस्वीकृत ककया गया है।   
 

**************** 

 


